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निर्वाचन विधि में संशोधन सम्बन्धी संयुक्त समिति ' 
का प्रतिवेदन 

भागनदौ 
एक 

शआश्राकथन 

में, निर्वाचन विधि में संशोधन सम्बन्धी संयुक्त समिति का सभापति, समिति की ओर से. 
यह श्रतिवेदन का भाग--दो भ्रस्तुत करता हूं जिसमें निर्वाचन विषयों से सम्बन्धित अन्य सिफारिशें 
अन्तविष्ट हैं । समिति का प्रतिवेदन भाग-एक is जनवरी, 972 को अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत 
किया गया था और लोक-सभा के प्रक्रिया 'तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम 280 के अन्तर्गत 
अध्यक्ष महोदय ने प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उसके मुद्रण, प्रावकथन और 
परिचालन का आदेश दे दिया था । प्रतिवेदन की एक प्रति 24 waa,i972 को न्याय और विधि 
मंत्रालय (विधायी विभाग) को भी भेजी गई थी । 

2. प्रतिवेदन--भाग एक प्रस्तुत करने के बाद समिति की छ: बैठकें हुईं । 

3. समिति ने यह प्रतिवेदन--भाग दो 23 फरवरी, 972 को स्वीकृत किया । 

(पांच)





दो 

प्रतिवेदन 
क. निर्वाचन आायुक्‍तों तथा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्‍तों की नियुक्ति 

संविधान के अनुच्छेद 324 (2) में एक निर्वाचन आयोग स्थापित करने की व्यवस्था 
है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्‍त तथा, यदि कोई हों तो, अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे, जितने 
कि राष्ट्रपति समय समय पर, नियत करे । खंड (4) के अन्तर्गत एक उपबन्ध यह भी है कि 
तिर्वाचन aa के कूत्यों को प्रालव में आयोग को सहायता करेनें के लिये, इप़के 
अतिरिक्त प्रत्येक साधारण निर्वाचन से qo और प्रादेशिक श्रायुक्तों की नियुक्ति 
की जा सकेगी ॥- 952 के प्रथम साधारण निर्वाचनों से पूर्व, संविधान के 
उपबन्धों का अनुसरण करते हुये, 2 अथवा 3 प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्‍तों की नियुक्ति की गयी 
थी परन्तु बाद में इस व्यवस्था को त्याग fear गया । इसके स्थान पर उपनिर्वाचन आयुक्‍तों के पद 
जो निर्वाचन आयोग में स्व satio56 F बताये गये थे तभी से चले झा रहे हैं जिसका कारण यह 
है कि देश के निर्वाचन कार्य के सम्बन्ध में यह व्यवस्था उपयोगी सिद्ध हुई है और प्रत्येक राज्य की 
राजधानी में स्थित निर्वाचन विभाग की स्थिति एक और संयुक्त अ्रथवा उप मुख्य निर्वाचतत आफिसर 
की नियुक्ति से और दृढ़ हुई है। निर्वाचक नामावलियां तैयार करने से सम्बद्ध सभी मामलों 
में तथा dag एवं राज्य विधान मंडलों और राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन 
कराने के मामलों में पूर्ण अधिकार मुख्य निर्वाचन आ्रायुकत को प्राप्त हैं । - 

2. देश में वयस्क मताधिकार पर आधारित तिर्वाचन स्वतंत्र तथा निर्दोष रूप से कराने. 
के लिये यह अत्यावश्यक है कि निर्वाचन कार्य aad देश में फैलाया जाये तथा बहुशाजी 
बनाया जाये और यह कि दूरस्थ ग्रामों में भी यह कार्य इस ढंग से किया जाये जिससे कि इसके 
प्रति लोगों का विश्वास जागृत हो । निर्वाचन da कुछ इस प्रकार-का होना चाहिये कि प्रत्येक ग्राम, 
कस्बे, तथा नगर में यह स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा त्यायोचित ढंग से कार्य कर ae “धीरे-धीरे निर्वाचनों 
का पंचवाधिक स्वरूप समाप्त होता जा रहा है और यह यदि प्रतिवर्ष नहीं: तो कम * से कमः 
हर दूसरे वर्ष हमारे विशाल देश के किसी न किसी भाग-में होते ही रहते हैं aa: निर्वाचन एक 
निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया बन गये हैं जिससे निर्वाचन आयोग पर बहुतः काम आ पड़ा है। 
निर्वाचन आयोग के art की विशालता तथा इसको जो कार्य करते होते हैं उनकी जटिलता काफी 
स्पष्ट है और उत्तका विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । fatal के प्रभावी 
रूप से अधीक्षण, निदेशत तथा नियंत्रण का भार उठाना एक अकेले व्यक्ति के लिये बहुत भारी 
ar है और परिणामतः उसकी छीछालेदर किये जाने तथा उस पर मनमानी करने और पक्षपात 
करने के दोषारोपण किये जाने को सम्भावना रहती है । wa: समिति सिफारिश करती है कि निर्वाचन 
आयोग एक बंहु-सदस्यीय संस्था होनीं चाहिये जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 324 (2) में -कल्पत्ता 
की गई है । समिति का विचार है जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्‍त के क्ृत्यों का पालन करने में उसकी 
सहायता के लिये आवश्यक निर्वाचन आयुक्‍तों की ठीक ठीक संख्या निश्चित करने के बारे में 
निर्णय लेनें को काम तो सरकार पर छोड़ दिया जाये, वहां समिति यह भी समझती है कि एंक परि- 
वद्धित आयोग निर्वोचनों से सम्बन्धित जिम्मेदारियां अधिक प्रभांवी ढंग से निभा सकेगा और एक : 
व्यापक आयोग अपने अरद्धन्यायिक कृत्यों के पालन में सामान्य तौर पर मान्य निर्णय ले सकेगा तथा 
सम्मान प्राप्त करने में सफल रहेगा ।
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3. ऐसे बहुत से मामले हैं. जिन पर निर्वाचन विधि के उपबंधों ,के अंतर्गत निर्वाचन 
आयोग के आदेश आवश्यक हैं और दिल्‍ली स्थित निर्वाचन आयोग के लिए यह सम्भव नहीं है कि 
वह प्रत्यक्ष जानकारी मिले बगर तत्काल और उपयुक्‍त कार्यवाही कर सके । अत: समिति यह भी 
सिफारिश करती है कि निर्वाचन आयोंग की अपने geal का पालन करने में सहायता 
करने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुकक्‍तों क. भी नियुक्ति क जाए जैंसो कि संविधान के अनुच्छेद, 
324 (4) में परिकल्पना की गई है । 

ख. निर्वाचन प्रणाली में सुधार 

4. संविधान के अनुच्छेद 327 में निर्वाचन से संबंधित अ्रथवा निर्वाचन संबंधी सभी मामलों 
में संसद्‌ को कानून बत्ताने की शक्ति प्रदत्त की गग्यी है । 947 Hwa भारत स्वतंत्र हुआ और 
उसने संसदीय लोकतंत्र अपनाने की इच्छा प्रकट की तो भारत ने अपनी निर्वाचन प्रण.ली के लिए 
बहुमत प्रणाली चुनी जिसका कारण यह था कि पूर्ववर्ती दस वर्षों में वह इस प्रण.ली से सुपरिचित 
हो गया at... 

: 5. समिति ने “सूची प्रणाली” समेत आ्ानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, जो कुछ देशों में 
प्रचालित है; aia के प्रश्न पर विचार किया । fafea प्रणालियों के गुणों व दोषों पर चर्चा 
की गई । यह आमतौर पर स्वीकार किया गया कि बहुमत प्रणाली निर्वाचन व्यवस्था में जुए की सी 
स्थिति उत्पन्न करती है जिससे निर्वाचनों के बारे में पहिले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । यह 
तक दिया गया कि 'सूची प्रणाली' दल प्रणाली को दूंढ़ बनाती है और मतदाता को राजनैतिक आधार 
पर मत देने के लिए मजबूर करती है जिससे अवसरवादी स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान से साफ हो जाते 
हैं। सूची प्रणाली से सभी दलों को न्यायोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता निश्चित होता है और अल्प- 
संख्या में मत प्राप्त करने के भ्राधार पर किसी दल के सत्ता में श्राने का खतरा काफी ee तक समाप्त 
हो जाता है । 

इससे मतदाताओं की राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलती है और 
इससे चाहे जांति Gear सम्प्रदाय का प्रज्नाव पूर्ण रूप से समाप्त भले ही न हो सके किन्तु कम अवश्य 
हो जाएगा । यह बताया गया कि बहुमत पद्धति में हर दल एक एकल-सददस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में एक 
उम्मीदकार AAA I करता है जो बहुसंख्यक जाति का होता है और इससे दल द्वारा उम्मीदवार के 
नामनिर्देशन से लेकर मतदाता द्वारा उम्मीदवार के निर्वाचन तक पूरी प्रक्रिया में साम्प्रदायिकता 
का कोष व्याप्त हो जाता है । इस प्रकार अग्नत्यक्ष रूप से सूची प्रणाली से एकता भी बढ़ेगी । यह 
दल बदलते के अभिशाप के लिए एक ward? उपचार भी सिद्ध होगा । सूची प्रणाली से यह लाभ 
होते को at दावा किया जाता है कि इससे उप-चुनाव की आवयश्कता नहीं रहती । 

6. दूसरी ओर यह कहा गया कि भारत जैसे देश में सूची प्रणाली को स्वीकार करना कठिन 
होगा | जनसाधारंण से अपनी पूरविकतायें बताने की आशा नहीं की जा सकती । राष्ट्रपति के पद 
के लिए निर्वाचन में भी, जिसमें मतदाता प्रबुद्ध होते हैं, कुछ मत अवैध घोषित हो जाते हैं । यह कहा 
गया कि इस विशाल देश में सूची प्रणाली का कोई परीक्षण aa संभव नहीं हो सकेगा | 
बेल्जियम, हालेंड, wa, स्वीडन, डेतमाक॑ और fends जैसे यूरोप के कुछ अपेक्षाकृत छोटे 
देशों में स्थानीय परिवर्तनों सहित aati प्रणाली प्रचलित है । इन छोटे देशों में से प्रत्येक 
देश ने श्रपेक्षाकृत कम संख्या में स्थायी दल बनाए थे ताकि मिली-जुली और अल्पसंख्यक सरकारें
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लम्बी safe ca बनी रह सकें और निर्वाचनों के परिणामस्वरूप fates सें होते वाले wer 
परिवर्तनों से प्रायः उत्त प्र कोई प्रभाव त॑ हो । पश्चिम जर्मनी तथा इटली में भी कछ ary तक 
स्थानीय परिवतीलों सहित सूची प्रणाली प्रचलित है परल्तु वहां पर स्थिति इतती अच्छी नहीं है जितनी 
उपरोक्त छोटे देशों में है । ब्रिटेन, Saat राज्य अमरीका, कनाडा अथवा आस्ट्रेलिया में यह प्रणाली 
प्रचलित नहीं है । फ्रांस में भी wa इसका अनुसरण तहीं किया जांता है । इस प्रणाली में बड़े दलों 
का विभाजन करने और पृथक पृथक छोटे दल बनाने तथा उनके स्वावलम्बन को बढ़ावा देने की 
प्रवृत्ति है । सूची प्रणाली से पृथकवादी विचारधारा को बढ़ाव मिलता है जो ब्रिटेन, कानाडा, आस्ट्रेलिया, 
भारत आदि में प्रचलित एकल सदस्यीय बहुमत प्रणाली के प्रतिकूल है । 

7. समिति का विचार है कि निर्वाचन आयोग ने, जिसकी इस मामले में राय ली गई थी, 
लोक-सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों में सूची प्रणाली या सम्रातुपातिक प्रति- 
fraca प्रणाली के स्थान पर कोई wer परिवर्तित प्रणाली आरम्भ करने का पूरी तरह विरोध किया 
था। 

समिति की राय है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव की वर्तमान प्रणाली 
बनी रहने दी जाए। तथापि सरकार लोक-सभा और राज्य विधान सभाश्रों के निर्वाचनों के संबंध में 
सूची प्रणाली या कोई अन्य कोई प्रणाली अपताने की संभावता पर विचार करने के लिए प्रद्यात 
न्यायविदों, संवैधानिक विधि विशेषज्ञों आदि की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर सकती है । 

ग. मंतदान की श्रायु को कम करना 

8. संविधान के अनुच्छेद 326 के वर्तमान उपबंधों के अधीन एक व्यक्ति जो 2] वर्ष 
की अवस्था से कम नहीं है तथा अन्यथा अह है, मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होते का हकदार है । 

9. मतदान की आयु का प्रश्न हाल के वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है । यह सर्वेविदित है कि पश्चिमी देशों के लोकतंत्रों में मताधिकार का विस्तार धीरे धीरे, shew तथा उत्तरोत्तर हुआ । 
उदाहरणार्थ, ब्रिटेन को सम्पूर्ण व्यस्क मताधिकार प्रणाली आस्म्भ्ष करने में लगभग एक शत्ताब्दी लगी | 
दूसरी ओर भारत को सम्पूर्ण व्यस्क मताधिकार का केवल 20 वर्ष का अनुभव है । Wa: इस प्रश्न 
पर गंभीर रूप से वि्ञार क ना आवश्यक है कि क्या मतद्यन की आयु को 27 कक्‍्ष से घटाकर 8 वर्ष करने की दृष्टि से संविधान के उपबंधों में संशोधत किया जाये । समिति के कुछ सदस्यों का 
विचार था कि यदि मतदान की आयु घठा कर is at कर दी-गयी वो इउसे देश में असंख्य समस्‍यायें 
पैदा हो जायेंगी | कुछ तो s—2 वर्षों के आयु वर्ग के-बीच के व्यक्तियों को शामिल करने से और कुछ जनसंख्या में वृद्धि की भारी दर के कारण मतदाताओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो 
जायेगी । इतर से सैक्षणिक्र संस्थाओं में भी eqaq राजकंति Ta जाएगो + जिससे 
समय-समय पर. उपद्रव होंगे और छात्र अपनी पढ़ाई में -भी रूचि नहीं लेंगे । सबसे बड़ी 
वात यह है कि इतने श्रधिक मतदाताओं के लिए प्रबंध करते में सरकार पर बहुत अधिक fade 
बोझ पड़ेगा । समिति के aa सदस्यों का विचार था कि ऐसा करने से युवा पीढ़ी में लौकतांत्तिक प्रक्रिया में भाग लेने की भावना पैदा होगी । उनके अनुसार 8-2 वर्ष के आयु कर्ण को HET 
के अधिकार से. वंचित रखने का कोई ठोस कारण नहीं है, विशेष रूप से तब जबकि विधि के 
सभी प्रयोजनों के लिए उनको व्यस्क माना जांता है और अपने कार्यों को करने के लिए सक्षम समझा 
जाता है । 

विधि और च्याय मंत्री ने बताया कि सरकार ने इस संबंध में, कोई निश्चय सहीं किया है +
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0. उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद समिति ने निश्चय किया कि मत- 
दान की आय को 2 वर्ष से घटाकर igadatfem जाये । इसलिए, समिति सिफारिश करती है 
fa संविधान के अनुच्छेद 326 में तद्तुसार संशोधन किया जाये । 

घ. मतगणना प्रणाली 

ll. इस समय प्रवृत रूप में निर्वाचन संचालन नियम, 96] के नियम 56() में ग्रन्य 
बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त सभी डिब्बों से निकाले गए मत- 
पत्नों को एक aia मिलाया जाएगा। तत्पश्चात्‌ VAST छोट-छ.टे बण्डलों में बांट कर उनकी 
जांच की जाएगी । 

2, संमिति के समक्ष यह सुझाव दिया गया कि निर्वाचन क्षेत्र-वार मतगणना की नयी 
प्रणाली, जो 97 में आरम्भ की गयी थी, समःप्त कर दी जानी चाहिए। समिति ने इस प्रश्न 

पर विस्तारपुर्वके विचार किया और इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों 

पर ध्यान दिया | निर्वाचन आयोग ने बताया था कि ard, 97 में हुए साधारण निर्वाचतों से 
a उसे ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली थीं कि सतगणता मतदान केच्रवार न की जाए क्‍योंकि इससे 
न केवल मतों की गणना करने वाले कर्मचारियों को अपितु अ्रभ्यथियों तथा उनके: गणना एजेंटों को 
भी यह पता लग जाता है कि एक विशेष मतदान केन्द्र से मत देंने वाले अधिकांश मतदाताश्ों ने किस 
के पक्ष में अपने मत दिए हैं । परिणामों की घोषणा के पश्चात्‌ प्रभावशील व्यक्तियों द्वारा अभिग्रस्त 
किए जाने, दबाव डाले जाने और प्रपी डित किए जाने की आंशका के कारण मतदाता अपने मत डालने 
के लिए मतदान केन्द्र पर नहीं आते । आयोग ने महसूस किया कि इन शिकायतों में बहुत बल 
है । भ्रतः सामान्य निर्वाचकों के हित में गणना प्रणाली में यथासम्भव परिवर्तन करना वांछनीय 
समझा गया । 

io. afafa महसूस करती है कि छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर मतदाताओं का उत्पीड़न 
आर उतकों तंग किया जाना निन्‍्दनीय और अलोकत Raa है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन 
सुनिश्चित करने की दृष्टि-से इस संबंध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
यदि अभितास, Mist और ग्रनूचित प्रभाव की बराई का सफलतापूर्वक मुकाबला करना है और इसे 
समाप्त करना है तो इसके लिए राजनी तिक, आर्थिक स/भाजकि प्रशासनिक और कानूनी स्तरों पर भी 
अनुकूल कार्यवाही करनी होगी | परन्तु जब एक बार यह स्वीकार कर लिया गया है कि मतदाताओं का 

उत्पीड़न किया जाता हैं और उन्हें तंग किया जाता हैं, तो ऐसे उत्पीड़न को और उन्हें तंग किए जाने की 
ala समाप्त करने के मार्गोपाय ढूंढने में अवश्य ही कोई ञ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । समिति यह भी 
महसूस करती हैं कि परिवतेन करने में कोई असामान्य बात नहीं है । परिवर्तत करने से गणना की 
qaadt प्रणाली की कमियों को दूर अवश्य ही किया जा सकता है।. निर्वाचन आयोग द्वारा अब 
area की गयी नयी प्रक्रिया के अधीन समूचे निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्नों को मिला दिया जांता 
है और कोई व्यक्ति यह नहीं जान संकता कि निर्वाचन क्षेत्र के किसी विशष क्षेत्र में किसके पक्ष 

में मत डालें गए । 

44, चर्चा के दौरान यह संदेह व्यक्त किया गया था कि क्या नयी प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम की धारा 64 क में निहित वास्तविक उपबंधों के अनुरूप है जिसमें यह उपबंध है कि गणना 

के समय मतपत्नों के विनष्ट हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में निर्वाचन श्रायोग निदेश देगा कि मतों 
की गणना बन्द HST जाए और घोष॑णा करेगा कि उस मतदान केन्द्र या स्थान का मतदान Ber 

समझा Ha और नए मतदान के लिए प्रबंध किए जायें। समिति को सूचित किया गया कि यदि धारा
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64 क के अधीन अथवा किसी अन्य कारण से निदेश देने के लिए मतपत्नों को पृथक करने की ञ्रावश्यकता 
पड़े तो ऐसा बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है क्योंकि निर्वाचन्त संचालन नियम, 96 
के नियम 38 के अधीन -मतपत्न मतदाता को देने से Ya प्रत्येक मतपत्न पर पीठासीन अधिकारी 
द्वारा उस मतदान केन्द्र का विशेष चिन्ह अ्रं कित किया जाना होता है जिसमें सतपत्न का प्रयोग किया 

जाना हो । इसके अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक मतपत्न के पीछे उसे मतादाता को देने से पूर्व पीठासीन 
अधिकारी को हस्ताक्षर करने होते हैं । अतः मतदान केन्द्र के विशेष चिन्ह तथा मतदान केन्द्र के 
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के आधार पर मिलेजूले मतपत्नों का मतदान केन्द्रवार अलग किया 
जा सकता है तथा उनका पुनः वर्गीकरण करना सरल है । तीसरे, रिटनिंग आफिसर के रॉजस्टर 
में मतपत्रों की संख्या दी होती है तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र को दिएगए मतपत्नों की क्रम संख्या उसमें 
दी जाती है। प्रपत्न .6 में दिए गए मतपत्न लेखें से भी यह बात देखी जा सकती है । 

अत : समिति सिफारिश करती हैं कि 97 में आरम्भ की गई मतगणना की नयी प्रणाली 
को जारी रखा जाए ।* 

=. faataa कालावधि के दौरान राजनीतिक दलों के लिये 
प्रसारण सुविधायें 

i5. समितिने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्‍या राजनीतिक दलों को अपने चुनाव प्रचार 
के लिए आकाशवाणी पर प्रसारण की सुविधाएं दी जानी चाहिएं जैसोकि इस समय इंगलेंड में पर- 
म्परानुसार किया जाता है। 952 में हुए साधारण निर्वाचन से पूर्व निर्वाचन आ्रायोग ने सरकार 
को सलाह दी थी कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में प्रसारण सुविधाञ्रों का इस प्रकार विभा- 
जन करना कठिन होगा जो पर्याप्त रूप से निष्पक्ष हो तथा जिससे आम जनता संतुष्ट हो और इस 
कारण इस प्रस्ताव को छोड़ देना पड़ा। 952 के साधारंण निर्वाचनों के पश्चात मान्यत प्राप्त 
राजनीतिक दलों की संख्या बहुत कम हो गई और देश में उनकी तुलनात्मक सदस्य संख्या के बारे में 
सही जानकारी प्राप्त की जा सकती थी, AT: आयोग ने एक समझौता सम्पन्न करने के लिए पुन 
प्रयास किए ताकि साधारण निर्वाचनों के समय नियमित तौर पर दलों द्वारा प्रसारण किए जा सकें 
परन्तु उपलब्ध प्रसारण के लिए समय को बांटने के. आधार के संबंध में मुख्य राजनीतिक दलों 
में समझौता न हों सकने के कारण इस विचार को तिलांजलि देनी पड़ी । समिति का विचार है कि 
निर्वाचकों को शिक्षित करने के लिए लोक मत पहले भी प्रचार के इस महत्वपूर्ण माध्यम के पक्ष में था 
और अब भी है तथा समिति चाहती है कि निर्वाचत आयोग को इस संबंध में और आगे प्रयास करने 
चाहिए जिससे कि aerators दल भविष्य में अपने निर्वाचन अभियान में प्रसारण सुविधाओं का 
लाभ उठा सकें। afafa इस बात की सिफारिश करती है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों 
को समान समय दिया जाना चाहिए । 

a. निर्वाचन विधि के अन्तगंत विरचित नियम 

6. 7 जनवरी, 97 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित निर्वाचन 
संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 97i, मार्च 97 में हुए aa चुताव के बाद 29 मा 
L97 को राज्य संभा के पटल पर रखे गये थे । राज्य सभा की अ्रधीतस्थ विधान सम्बन्धी समिति 

ने, जिस ने oa परिस्थितियों at जांच की जिनके कारण पूर्वोक्त नियम बनाना आ्रावश्यक हो गया, 
अपने 4 प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की : 

“i6. समिति का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि देश की समूची निर्वाचन 
विधि की समीक्षा करने के लिए संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति नियुक्त 

ety सोमनाथ चटर्जी का विमति टिप्पण |
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की गई है। ate ऐसी समिति की नियुक्ति, इंस समिति को, aie ae ऐसा चाहती 
है ती ऐसे नियमों पर feared a विचार करने से प्रवारित नहीं करेगी किन्तु इस 
समिति ने ऐसा नहीं किया । तथापि संमिति का विचार था कि यह मामला 
निर्वाचन विधि सम्बन्धी संसद के दोनों रूंदनों की सँयूक्‍्ते समिति के समक्ष लाया 
जाये और वह इस बात पर विचार करे कि क्या इस विधि में ही ऐसा कोई 
उपबन्ध किया जाये कि इंसंके अन्तग्गंत विरचित नियम तब तक प्रवरतित नहीं 
किये जायेंगे जब तक कि संसद्‌ उनका अनुमोदन नहीं करती ।” 

I7, समिति यह भी नोट करती हैं कि लॉक-सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति नें 
नियमों कौ विरचना और यदि उंचित हो तो उनमें संशोधन करने के लिए उनको संसद्‌ के सदतों के 
समक्ष रखते के प्रश्त पर सरकार के: साथ परामर्श करके विचार किया । उनके प्रतिवेदनों के संगत 
उद्धरण नीचे दिये गये हैं : 

पेरा 36, अ्रधोनस्थ विधान संम्बन्धों सस्रति का तौसरा प्रतिवेदन, पहली लोक-सभा 

“(3) कि afer में उन अधिनियमों में जिसमें नियमों की विरचना करने आदि 
सम्बन्धी उपबन्ध अंतर्विष्ठ हों, यह उल्लिखित किया जायेगा कि ऐसे नियम 
यथासम्भ्षव शी क्र सभा-पठल पर रखे जायेंगे; 

(2) कि वे सभी नियम उतके प्रकाशन की तारीख से पूर्व 30 दिन की एक समान 
तथा कुल अवधि के लिए पटल पर रखे जायेंगे; 

Ted जहां किसी नियम को प्रकाशन की तारीख से पूर्व पटल पर रखना 
समीचीत नहीं समझा जाये वहां ऐसे नियम को प्रंकाशन के पश्चात्‌ यथासम्भव 
WA पटल पर रखा जा सकेगा । तथापि, ऐसे नियमों को इस प्रकार पटल पर 

< रखते समय उनके साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पण लगाया जाना चाहिए जिसमें 
ag स्पष्ट किया गया हो कि इत नियमों को प्रकाशित करने से पूर्व सभा-पटल पर 
Gat. समीचीन क्‍यों नहीं समझा गया; और 

(3) कि भविष्य में नियमों की विरचना करने की शक्ति का प्रत्यायोजन प्राधिक्रत करने 
ater अधिनियमों में इस आशय के सुस्वष्ट sar होंगे कि उनके अन्तर्गत विरचितः 
frat में ऐसे परिवर्तन किये जा सकेंगे जो संभा करना चाहे ।” 

पैरा 78 और 79, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का ger प्रतिवेदन, 
पहली लोक सभा 

“78. इस सिफ़ारिश के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय ने समिति को सूचित किया हैं कि 
भविष्य में ऐसे विध यकों में, जिनमें कार्यपा लिकां को नियम विरचित करने की शक्ति 
प्रत्यायोजित करने की व्यवस्था की गई हो, यथासम्भव निम्न श्राधार पर उपबन्ध 
अंतर्विष्ट feat जायेगा :--- 

“इस धारा के aatig बनाये ay सभी नियम बनाये जाने के पंश्चात्‌ यथासंभव 
शीघ्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष कम से कम 30 दिनों के लिए रखे जायेंगे
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और उनमें ऐसे उयान्तरण किये जा सकेंगे जो संद्वद्‌ उस अधिवेशन में जिसमें 
उनको सभा-पटल पर रखा जाता है या उससे ग्रगले अधिवेशन में कर सकेगी। 

79. समिति विधि मंत्रालय के उपरोक्त सुझाव को स्त्रकार करती है क्योंकि 
gaa उनका उद्देश्य पूरा हो जायेगा ।” 

l8. लब से सभी अधिनियमों में उपरोक्त प्रकार को एक Stara gat है । केवल निम्न- 
लिखित अ्पवाद हैं : 

(एक) खान और खनिज (चविनियमत तथा विकास) अधिनियम, i957 । 

(दो) आवश्यक सेवाएं अतुरक्षण अधिनियम, i968 | 

इन अधितियमों के अन्तर्गत जारी किये गये ,नियमों/श्रधिसूचनाओं का dag के दोनों सदनों 
द्वारा अनुमोदन कराने का प्रावधान है । ये दो अधितियम भिन्न हैं । खान तथा खनिज (विनियमन 
तथा विकास) अधिनियम लोक-सभा की अधीतस्थ विधान सम्बन्धी समिति की उपर्युक्त सिफारिश 
लागू होने से पहले तैयार किया गया था; जहां तक आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम का सम्बन्ध 
है, इसका सम्बन्ध एक विशेष मामले से है, अर्थात्‌ कुछ अधिसूचनाओं का किसी निश्चित अवधि के 
बाद विस्तार । 

i9. समिति महसूस करती है कि निर्वाचन विधि में यह gaara करना कि उसके अधीन 
विरचित नियम तब तक लागू नहीं होंगे जक् तक कि ose संसद्‌ से अनुमोदत नहीं मिलता निम्नलिखित 
कारणों से उचित नहीं होगा :-- 

(एक) ऐसी आ्राकस्मिक स्थिति ar सकती है जब कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम_]950 
और 95. के अधीन बनाये गये श्रावश्यक तथा विधिसंगत नियमों को थोड़े 
समय में ही, जब संसद्‌ का सत्र चालू न हो, प्रख्यापित करना पड़े । 

(दो) राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित कार्यवाही 
सारांश से स्पष्ट है कि उसने स्वयं ऊपर उद्धत की गई सिफॉरिश प्रस्तुत करते हुए 
यह स्वीकार क्या था कि कुछ मामलों में जहां शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता 
हो, दोनों संदनों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है : 

“अतः समिति ते यह सिफारिश करने का निर्णय किया. कि महत्वपूर्ण बिबयों से संबंधित 
विधानों में सरकार को यह उपबन्ध करना चाहिए कि तदधीन विरक्ति नियम, 
wa स्थितियों को छोड़कर जहां झ्विलम्ब कार्यवाही आवश्यक हो, aa तक 
लागू नहीं होंगे जब तक कि उन्हें संसद्‌ का अनुमोदन नहीं मिल जाता ।” 

20. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए संमिति का मत है कि i950 और 957 के 
लोक प्रतिनिधित्व नियमों की विद्यमान व्यवस्था at, जिसके अनुसार, नियमों को संसद की दोनों 
सभाओं के सभा TSA पर रखने के बाद उनके उवान्तरण/बातिलीकरण का saat है, जारी रखा 
जाये । ag Stare लोक रुभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुपालन 
में किया गया है ।
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तथापि, समिति अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा ) 
HIT 33 और 34 की ओर ध्यान आकर्षित करन, चाहती है जिसमें अधीनस्थ विधान सम्बन्धी 
समिति ने पुनरीक्षित आदर्श धारा की सिफारिश की है जो इस प्रकार है :-- 

“इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया ग्रया प्रत्येक नियम, अपने बनाये 

जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशी प्र, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष, उस समय जबकि 
बह सत्र में हो, कुल मिला कर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो कालावधि 
एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि 

जिस सत्र में वह ऐसे रखा गया हो उससत्न या उसके अव्यवहित पश्चात्‌ वाले सत्र के 

waa से पूर्व दोनों सदना नियम में कोई उपान्तरण करने के लिएं सहमत हो 
जायें या इछ बात पर सहमत हो जायें कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, 

तो तत्पश्चात्‌ नियम, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशाली होगा 

या उसका कोई प्रभाव न होगा, किन्तु ऐसे ही कि ऐसा कोई उपान्तरण या बातिली- 
करण sa नियम के अधीन पहले ही की गई किसी बात की विध्रिमान्यता पर 

प्रतिकल प्रभाव डाले बिना होगा ।” 

समिति सिफ,रिश करती है कि 950 के अधिनियम के खंड 28(3) और 95:7% 
अधिनियम के खंड i¢69(3) में तदनुसार संशोधन किया जाय । 

छः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 950 और 95: 

का समकत 

27. इसे समय निर्वाचन विधि संसद के दो अधिनियमों में शामिल है sata लोक प्रतिनिधित्व 

अधिनियम, .950 और लोक प्रतिनिधित्व श्रधिनियम, i95: यह सुझाव feat गया कि यदि = 

दोनों अधिनियम्ों को समेकित किया जाये तो निर्वाचन विधि से सम्बन्धित सभी जानकारी सरलता से 

एक स्थान पर उपलब्ध होगी । wa: समिति चाहती है कि. सरकार संसद्‌ के इन दोनों अधिनियमों को 

एक अधिनियम में समेकित करने पर विचार करे । 

a. निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों हारा सरकारी तंत्र का प्रयोग 

22. एक सुझाव दिया गया कि किसी भी. मंत्री को किसी भी निर्वाचन के सम्बन्ध किसी भी 
रूप में सरकारी ese का किसी ढंग अथवा तरीकों से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए 

समिति थे इस प्रश्न पर विस्ता रपूर्वक विचार किया. और समिति:की राय है कि निर्वाचनों में शुद्धता 
और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार के निर्वाचन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी 
ara का उपयोग करेंगे की अ्रतृमति नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, समिति का <चिर है कि यह एक 
ऐसा मामला हैं जिसे विधि में संशोधन करने की ater परिपाटी द्वारा सुलझाया जाना चाहिए 
राजनीतिक दलों को एक भ्राचरेण संहिता को विंकांस करना चाहिए जिसका Mae सरकार के सदस्यों 
द्वारा किया sare 75: 

झ तिर्वाचन की श्रधिसचना जारी करने के बाद सार्वजनिक कल्याण की 

योजनायें आरम्भ करने पर प्रतिवन्ध 

23, समिति ने एक और सुझाव पर भी विचार किया कि सरकार पर यह प्रतिबन्ध लगाया 
जाये कि वह निर्वाचन की अधिसूचना जारी किये जाने के area तो सार्वजनिक कल्याण की कोई योजना 

*श्री सोमनाथ चटर्जी का विमति टिप्पण ।
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आरम्भ करे और न ही निष्पादित करे। समित्ति का विचार है कि ऐसे मामलों पर राजनीतिक दलों 
द्वारा दिच्चार किया जा gaat है और वे इस सम्बन्ध में सरकार के संदस्यों द्वारा श्रनुसरण हेतु आच रण 

संहिता तैथार करें ।* 

a. राजनीतिक परिषद्‌ का गठन 

24. समिति बे नोट किया कि दलबंदल सम्बन्धी समिति जे अपने प्रतिवेदन के प्रथम भाग में 
यह विचार व्यक्त किया था :-- 

“समिति का बराबर यह प्रबल मत रहा है.कि राजनीतिक दलबदल के विरुद्ध कोई भी 
विधायी या संवैधानिक कार्यवाही के बावजूद भी इस समस्या का स्थायी .हल 
आचरण संहिता अथदा Tsou जो मूलबूत्र श्र।चित्य ओर शिष्टाचार पर 
आध। रत ait; तथा frat लोकतंत्र य संस्थाएं व्यवस्थित होंगी/##_# 
के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों के समझौते द्वारा ही हो सकता है, समिति 
को दिये गये सुझावों में से एक सुझाव यह भी था कि राजन तिक दलों के नेताओं 
और स्थानीय जानकारी रखते वाले उन लोगों की एक समिति या बोर्ड बनाया जाये 
जिसमें अपनी निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और राजनीतिक तटस्थता क॑ लिए देश में 
afieae eafia सम्मिलित किये जायें। 

25. निर्वाचन विधि को ध्यान में रखते हुए समिति ने उपर्युक्त सुझाव पर विचार किया | 
निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी कई ऐसे मामले हैं जिनका विनियमन लिखित विधि के स्थान पर राजनीतिक 
दलों द्वारा बनाई गई परिपाटियों द्वारा बेहतर रूप में हो सकता है | समिति का विचार है कि यदि इस 
प्रकार की एक राजनीतिक परिषद्‌ स्थापित की जाये जिसमें सभी मान्यता प्राप्त दलों के शैता सम्मिलित 
हों तो इससे परिप feat बनाने में सहायता मिलेगी। राजनीतिक परिषद्‌ के कार्यचालन के ढंग के 
बारे में दो सुझाव दिये गये थे। एक सुझाव यह था कि यह प्रेस परिषद्‌ के अनुसार होना चाहिए तथा 
दूसरा सुझाव यह था कि यह राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ के अनुसार होना चाहिए । समिति का विचार 
है कि यदि किसी राजनीतिक परिषद्‌ की स्थापना का विचार स्वीकार कर लिया जाये तो उस परिषद्‌ 
के ठीक-ठीक स्वरूप, रचना और उसके कार्यक्षेत्र का निर्धारण करना कठिन नहीं होगा | 

ट. दल बदल 

26. 8 दिसम्बर, 967 को लोक मभा में स्वीकृत एक संकल्प के अनुसरण में सरकार गे गुह 
weal के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी जिसमें एक दल से दूसरे दल में निष्ठा प्रदर्शित करने 
वाले और श्रकसर दल बदलगे वाले वित्रायकों की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार HWA AIK इस 
सम्बन्ध में स्िफारिशें करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और संविधान-विशेषज्ञ शामिल हों | 

27. समिति थे नोट किया कि i8 फरवरी, i969 को यह प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत 
किया गया और सभा पटल पर -रखा गया । समिति ने यह भी नोट किया कि रूमिति की सिफारिशों को 
लागू करे के लिये निम्नलिखित व्यवस्था act हेतु संविधान में संशोधन करना आवश्यक है : 

(एक ) कि यदि कोई व्यक्ति, जो अवर सदन का सदस्य नहीं है, प्रधान मंत्री/मुख्य मंत्ती 
नियुक्त हो जाता है तो वह छः HAT के पश्चात्‌ श्रपने पद पर तभी बना रह सकता है 
यदि इस बीच वह श्रवर सदन के लिये निर्वाचित हो चुका हों; 

(दो ) कि केन्द्र और राज्यों में मंत्रिपरिष द्‌ का श्राकार एक सदनीय विधान मण्डल होने पर 
यह अवर संदन की सदस्य संख्या का 0 प्रतिशत और द्विसदनीय विधान मण्डल 
होन पर WAL सदन की सदस्य थंज्या का ii प्रतिशत हो ; और 

#शआर। Tas aa wy, विमति टिप्पण ।
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=) तीन) कि कोई भी दल seem वाला femmes मंत्री, संसदीय सचिव लोक सभा और 
राज्य विध्षान सभाओं में अ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य सभा का उप-संभापति 
अथवा राज्य विधान परिषदों का सभापति अंथवा उप-सभापति, मुख्य सचेतक, 
उप-मुख्य संचेतक भ्रथवा Tacs अ्रथवा सरकार के ऋधीन fa et लाभ के पद पर 

. अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थात्तीय अथवा अन्य प्राधिकरणों अथवा 
सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में किसी निगम में gear उसके अन्तर्गत 

.._ किसी लाभ के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा । 

रूमिति को यहे भी बताया गया कि संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम, i963 में भी कुछ संशोधन 
करना आ्रावश्यक है। > 

28. समिति को यह भी बताया गया कि प्रधान weal ने इस मामले पर राजनीतिक दलों के 

नेताग्रों के साथ विचार-विमर्श किया है । सरकार - राज्यो के मुख्य मन्तरियों से भी परामश कर रही 
=| 

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये समिति इस मामले पर aos विचार प्रकट नहीं करना चाहेगी । 

* जगन्नाथ राव, 

नई दिल्‍ली ; सभापति, 

दिनांक i3 मात, 972 4 निर्वाचत विधि में संशोधतों सम्बन्धी 

23 फॉल्गुन, 893 (शक): संयुक्त समिति । 



विमति-टिप्पण 

प्रतिवेदन का भाग-दो इस देश में निर्वाचनों और निर्वाचत विधि से संबंधित कुछ. मूलभूत 
प्रश्नों के बारे में है। मुझे खेद है कि उतमें से कुछ प्रश्नों के संबंध में में समिति के निष्कर्षों से सहमत नहीं 
हूं। मेरा विचार है कि यद्यपि प्रश्नों के महत्व को सामान्यतः समझा गया है परल्तु प्रतिवेदन में उनके 
सम्बन्ध में ATU सुझाव नहीं दिये गये हैं। 

2. मेरा यह विचार है कि मतगणदा की पुरानी प्रक्रिया फिर से प्रारम्भ की जानी चाहिंये। 
इस संबंध में दो wa नहीं हैं कि निर्वाचन ae तथा न्यायपूर्ण होने चाहियें और उनमें किसी प्रकार 
का कोई Aare अथवा प्रपीड़न HAST अनुचित दबाव नहीं डाला जाना चाहिये, लेकित मैं नहीं समझता 
कि मतगणना की*जो नई प्राक्रिया' निकाली गयी है उसे किसो क्षेत्र विशेष में अ्रपनाने मात्र से इस प्रकार 
की किसी कुप्रथा का अन्त हो-जायंगा | भारत में 967 Hee चौथे साधारण निर्वाचनों के सम्बन्ध में 
निर्वाचन-आयोग के प्रतिवेदन में-यह-कहा -गया-था 

“नियमों में यह व्यवस्था हैं कि प्रत्येक मंतदानः केन्द्र के संम्बन्ध में। सतगणना/के परिणाम 
की पृथकऋ-पृथक घोषणा को जाये । कभी कभी आयोग alae sara wars कि 
मतगणना की इस प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि इस बात का 
सबको पता लगः जाता है कि छोठे मतदान क्षेत्रों के औसतन लगभंग 000 निर्वा- 
चकों!का- किस राजनीतिक दल से संबंध है ।. कहां जाता हैं कि इसका परिणाम यह 
होता है कि उन क्षेत्र विशेष के लोगों का उत्पीड़न किया जाता हैं तथा उन्हें तंग किया 
जाता है जिन्होंने ज्यादातर सत्तारूढ़ दल- के. अ्रभ्यर्थियों के विरुद्ध मत दिये। आयोग 

“को संदेह है कि यह बात किसी विशेष सीमा तक सत्य भी हैं या नहीं और आयोग 
का विचार है कि इस निन्‍्दनीय तथा लोकतन्‍्त्र-विरोधी प्रथा के विद्यमान होने की 
बात सिद्ध करने के लिये इक्का-दुक्का दृष्टान्तों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। 
गणना की वतंमान प्रणाली में वास्तव में यह ao है कि वह व्यवस्थित ढंग 
से की जाती है और यह बात बहुत सी मतपेटियों में प्राप्त मतपत्नों को पहले arses में 
मिलाने, फिर 000 अथवा 2000 के बंडल बनाने और तत्पश्चात गणना करने 
की प्रणाली को अपनाने, जिसका कि सुझाव दिया गया है, की स्थिति में समाप्त हो 

जायेगी । इस प्रणाली के रहते हुए भी राज नीतिक दलों को, यदि वे वास्तव में 
जानना ही चाहें तो, ale ate पर यह पता लगाने में कठिनाई नहीं 

होगी कि किसी मतदान क्षेत्र विशेष में किस के पक्ष में अधिक मत डाले गये हैं ।” 

3. समिति के समक्ष ऐसा कोई विश्वासोत्पादक प्रमाण नहीं रखा गया जिससे यह पता चलता 
कि तिर्वाचन श्रायोग द्वारा ऊपर कही गई बात अब वर्तमान परिस्थितियों में ठीक नहीं रही है। यदि' 
मतदान केन्द्रवार परिणामों का पता न लगे तो भी किसी राजनैतिक दल या प्रत्याशी के लिए यह जानना 

कठिन नहीं होगा कि किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार मतदान हुआ । मेरा विचार है कि इस दृष्टि से 
कि एक लोकतांत्रिक ढांचे में राजनैतिक दल उचित ढंग से कार्य कर सकें, यह झ्रावश्यक है कि यह बात 
सर्वेविदित होनी चाहिये कि किसी क्षेत्र विशेष में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किस प्रकार प्रयोग 
किया है। विभिन्न क्षेत्रों में मतदान की प्रवृत्ति के श्राधार पर कोई राजनैतिक दल यह जान सकेगा कि उसे
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उन क्षेत्रों में कितने श्रधिक या कम मत प्राप्त हुए तथा उसके क्या-क्या कारण थे और वह उन दोषों को दूर 

करने का प्रयास करेगा । मैं समझता हूं कि मार्च, 97 में हुए साधारण निर्वाचन से पूर्व अभित्ास 

अथवा प्रपीड़न आदि की जो शिकायतें की गई बताई जाती हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बताया गया और जहां 

तक मुझे स्मरण है समिति के सामने कोई विशिष्ट दुष्टान्त नहीं रखा जा सका। यदि किसी क्षेत्र विशेष 

याक्षेत्रों में इस प्रकार का भ्रष्ट आचरण किया जाता है तो उससे निपटने के लिए कानून में पर्याप्त उप- 

aad) wa: मेरी राय है कि मतों की गणना करने की नई प्रणाली समाप्त कर दी जाये। 

4. देश भर में यह रणा बड़ी प्रबल है कि निर्वाचन के दौरान मंत्रियों द्वारा सरकारी 

तंत्र का दुरुपयोग किया ज त्‌ है तथा समिति महसूस करती है कि किसी चुनाव प्रचार में सरकारी तंत्र 

दा प्रयोग नहीं करने दिया जाना चाहिये। मैं नहीं समझ दा कि इस बात का विरोध किया जायेगा कि 

ऐसा दुरुपयोग एक श्रपराध् है जिसे अब समाप्त कर दिया जाना चाहिये। सत्तारूढ़ दंल ही अपने चुनाव 

प्रचर के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग कर सकता है। इस दोष को यदि दूर किया जां संकता है तो इसका 

एकमात्र उपाय यह है कि. इसे रोकने के लिये कुछ वैधानिक sire किये जायें। मैं नहीं समझता कि यह 

एक ऐसा मामला है जिसके बारे में केवल परिपाटी या झाचरण सं हिता के आधार पर निर्णय किया जाना 

चाहिए। कोई परिपाठी या आचरण संहित कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी | इंसे सत्तारूढ़ दल के 

विवेक पर छोड़ने के बंजाय इस दोष को खत्म करने केलिए कठोर उपबन्ध करने के सम्बन्ध में सिफारिशें 

की जानी चाहिए थीं । ) 

5. इसी प्रकार मैं समिति की उन सिफारिशों से सहमत नहीं हूँ जो निर्वाचन के समय कोई 

जनकल्याण योजना हाथ में नलेने या पूरी करने तथा ऐसा करने के लिए कोई आश्वासन देने के बारे में 

सरकार पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में की गई हैं। सत्तारूढ़ दल अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने 

के लिए इस प्रकार की कार्यवाही करने की चेष्टा करेगा ही जो कि एक भ्रष्ट ग्राचरण होगा । निर्वाचन 

विधि में इन महत्वपूर्ण बातों की व्यवस्था न होने की स्थिति में जनता के मन में इसके बारे में ara पैदा 

होगी। ... 

कलकत्ता मम की ४7 - सोसनाथ चटर्जी : 
Lat, 972 : 
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